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विमुद्रीकरण तथा माल एवं सेवा कर से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कम्पनियां
2988. श्री ए॰ विजयकुमारः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत एक वर्ष के दौरान विमुद्रीकरण तथा माल एवं सेवा कर के कारण अनेक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कम्पनियां प्रभावित हुई हैं;

(ख) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 
क्या देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के तहत व्यवसाय की और अधिक शाखाएं शामिल करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और
(घ) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)
(क) और (ख) : जी, हां। विमुद्रीकरण के प्रभावों के प्रारम्‍भिक आंकलन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च, 2017 में प्रकाशित दस्‍तावेज के अनुसार विमुद्रीकरण ने अर्थव्‍यवस्‍था के विभिन्‍न क्षेत्रों को अलग-अलग मात्रा में प्रभावित किया था, हालांकि प्रभावित क्षेत्रों में इसके प्रतिकूल प्रभाव क्षणिक रहे थे और मुख्‍यत: नवम्‍बर और दिसंबर, 2016 में महसूस किए गए। वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्‍वयन के चलते सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यमों के प्रभावित होने की भी कुछ रिपोर्टें आई हैं जो मुख्‍यत: तकनीकी और प्रक्रियागत गति‍रोधों के कारण था। 
(ग) : एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 उद्यमों की किसी श्रेणी या श्रेणियों में उद्यमों को सूक्ष्‍म, लघु अथवा मध्‍यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किए जाने का प्रावधान करता है, चाहे वह स्‍वामित्‍व, हिन्‍दु अविभाजित परिवार, व्‍यक्‍तियों का संगठन, सहकारी समिति, भागीदारी फर्म, कम्‍पनी या उपक्रम किसी भी नाम से जाना जाता हो। 
(घ) : उपर्युक्‍त (ग) को ध्‍यान में रखते हुए प्रश्‍न नहीं उठता है। 
*****
